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अनौपचाररक क्षेत्र के काययबल के ललए सामाजजक सुरक्षा 
 

3931. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे: 
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे: 
श्री अरववदं गणपत सावंत: 
श्री संजय उत्तमराव देशमुख: 

 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
 

(क)  देश में ककतने प्रततशत महहलाएं और युवा बेरोजगार है; 
(ख)  क् या भारतीय काययबल की कुल संख्या का एक बडा प्रततशत हहस्सा अनौपचाररक क्षेत्र 

में कायय कर रहा है और यहद हााँ, तो इसके क्या कारण हैं; 
(ग)  क् या सरकार ने उक्त मामले का संज्ञान ललया है और इसकी जााँच की है और यहद 

हााँ, तो राज्य-वार तत्संबधंी ब्यौरा क्या है; 
(घ)  उक्त कामगारों को सामाजजक सुरक्षा लाभ और कानूनी संरक्षण प्रदान करने की हदशा 

में वतयमान श्रम नीततयों के समक्ष आ रही ववलशष्ट चुनौततयों का ब्यौरा क् या है;  
(ड)  उक्त चुनौततयों से तनपटने के ललए सरकार द्वारा ककए गए उपायों का ब्यौरा क् या है; 
(च)  छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ डाले बबना अधधक कामगारों को 

औपचाररक सामाजजक सुरक्षा के दायरे में लाने के ललए सरकार द्वारा अपनाई जा रही 
ककसी नई पहल का ब्यौरा क् या है; 

(छ)  क्या वतयमान श्रम नीततयााँ स् वाचालन और नवीनतम तकनीकों के प्रयोग के साथ-साथ 
बदलती अथयव्यवस्था की मााँगों को पूरा करने के ललए आवश्यक काययबल को तत्काल 
पुनिः कौशल प्रलशक्षण देने और उनका उन्नयन करने का पयायप्त समथयन करती हैं 
और यहद हााँ, तो तत्संबधंी ब्यौरा क्या है; और 

(ज)  श्रम अधधकारों के संरक्षण और श्रम बाजार में अनुकूलननशीलता और लचीलेपन को 
बढावा देते हुए उनके ललए उधचत मुआवजा सुतनजश्चत करने के ललए सरकार द्वारा 
ककए जा रहे उपायों का ब्यौरा क् या है? 

 

उत्तर 
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
 (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) 

 

(क): रोजगार और बेरोजगारी का आधधकाररक डेटा आवधधक श्रम बल सवेक्षण (पीएलएफएस) 
द्वारा एकत्र ककया जाता है जजसे सांजख्यकी और काययक्रम कायायन्वयन मंत्रालय 
(एमओएसपीआई) द्वारा वर्य 2017-18 से आयोजजत ककया जा रहा है।  



 
नवीनतम उपलब्ध वावर्यक पीएलएफएस ररपोटों के अनुसार, देश में सामान्य जस्थतत 

के आधार पर 15-29 वर्य के युवाओं की अनुमातनत बेरोजगारी (यूआर) दर वर्य 2017-18 में 
17.8% से घटकर वर्य 2023-24 में 10.2% हो गई है जो युवाओं की वैजश्वक बेरोजगारी दर 
13.3% से कम है [अंतरायष्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकालशत ववश्व रोजगार और 
सामाजजक आउटलुक रुझान, 2024 के अनुसार]। इसके अततररक्त, सामान्य जस्थतत के आधार 
पर 15 वर्य और उसस ेअधधक आयु की महहलाओं की अनुमातनत बरेोजगारी दर (यूआर) 
2017-18 में 5.6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। 
 

(ख) और (ग): कमयचारी भववष्य तनधध संगठन (ईपीएफओ) के पे-रोल आकंडे औपचाररक क्षेत्र 
में रोजगार के स्तर को दशायते हैं। वर्य 2017-18 से 2024-25 तक 7.54 करोड से अधधक 
अलभदाता कमयचारी भववष्य तनधध संगठन (ईपीएफओ) में शालमल हुए हैं, जो औपचाररक 
रोजगार की ओर बदलाव को रेखांककत करता है। 
 

(घ) स े (ज): ववधायी सुधारों के रूप में, कें द्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधधतनयमों को चार 
संहहताओं अथायत वेतन संहहता, 2019, औद्योधगक संबंध संहहता, 2020, सामाजजक सुरक्षा 
संहहता, 2020 और व्यावसातयक सुरक्षा, स्वास््य और कायय दशाएं संहहता, 2020 में 
सजममललत ककया गया है। इन संहहताओं का उद्देश्य रोजगार अवसरों के सजृन को उत्प्रेररत 
करते हुए प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास््य और सामाजजक सुरक्षा सुतनजश्चत करते हुए 
सरलीकरण, युजक्तकरण और अनुपालनात्मक संबंधी बोझ को घटाने से ईज ऑफ डूइंग 
बबजनेस को बढावा देना; कारखाना लाइसेंस; अनुबंध श्रम लाइसेंस के ललए स्तर बढाना; 
छंटनी, कामबंदी हेतु पूवय अनुमतत तथा स्थायी आदेशों के प्रमाणन और कलोजरय के ललए 
प्रावधान प्रदान करना है।  

 

सामाजजक सुरक्षा संहहता, 2020 धगग वकय सय और प्लेटफॉमय वकय सय के ललए जीवन और 
हदव्यांगता कवर, दघुयटना बीमा, स्वास््य और माततृ्व लाभ, वदृ्धावस्था संरक्षण आहद से 
सबंंधधत मामलों पर उपयुक्त सामाजजक सुरक्षा उपायों को तैयार करन ेका प्रावधान करती है। 
इस संहहता में कल्याणकारी योजनाओं के ववत्तपोर्ण के ललए सामाजजक सुरक्षा कोर् स्थावपत 
करने का भी प्रावधान है। 
 

न्यूनतम वेतन अधधतनयम, 1948 के प्रावधानों के अंतगयत, कें द्र सरकार और राज्य 
सरकारें, समुधचत सरकार के तौर पर, अपने-अपने अधधकार क्षेत्र के अंतगयत अनुसूधचत 
रोजगारों में काययरत कमयचाररयों के न्यूनतम वेतन का तनधायरण, समीक्षा और संशोधन करती 
हैं। न्यूनतम वेतन अधधतनयम, 1948 के प्रावधानों को युजक्तसंगत बनाया गया है और उन्हें 
वेतन संहहता, 2019 में शालमल कर ललया गया है। यह संहहता न्यूनतम वेतन को सभी 
रोजगारों में सावयभौलमक रूप से लागू करती है और इस प्रकार न्यूनतम वेतन अधधतनयम, 

1948 के तहत अनुसूधचत रोजगारों तक सीलमत न्यूनतम वेतन की प्रततबंधात्मक प्रयोज्यता 
को पीछे छोड देती है। 



सरकार कौशल भारत लमशन (एसआईएम) को लागू कर रही है जजसका उद्देश्य 
कौशल ववकास कें द्रों/ववद्यालयों /महाववद्यालयों संस्थानों आहद के व्यापक नेटवकय  के माध्यम 
से ववलभन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल ववकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन लशक्षण 
संस्थान (जेएसएस), राष्रीय लशक्षुता संवधयन योजना (एनएपीएस) और औद्योधगक प्रलशक्षण 
संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से  लशल्पकार प्रलशक्षण योजना (सीटीएस) आहद के तहत 
कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवधयन प्रलशक्षण प्रदान करना है। एसआईएम का उद्देश्य 
भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधधत कौशल प्रदान करके भववष्य के ललए सक्षम बनाना 
है। 

इलेक्रॉतनकी और सूचना प्रौद्योधगकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आहटयकफलशयल 
इंटेललजेंस सहहत 10 नई/उभरती प्रौद्योधगककयों में रोजगार के ललए आईटी क्षेत्र से जुड े
कालमयकों की री-जस्कललगं/अप-जस्कललगं के ललए ' फ्यूचर जस्कल्स प्राइम' काययक्रम शुरू ककया 
है। इस काययक्रम के तहत अब तक 18.56 लाख से अधधक उममीदवारों ने फ्यूचर जस्कल्स 
प्राइम पोटयल पर साइन-अप ककया है, जजनमें से 3.37 लाख से अधधक उममीदवारों ने अपना 
कोसय पूरा कर ललया है। 

 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगहठत कामगारों का एक 
व्यापक राष्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्लयू) बनाने के ललए ई-श्रम पोटयल (eshram.gov.in) लॉन्च 
ककया है जो आधार नंबर से जुडा हुआ है। ई-श्रम पोटयल का उद्देश्य स्व-घोर्णा के आधार पर 
असंगहठत कामगारों को एक सावयभौलमक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण 
करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 
को असंगहठत कामगारों को ववलभन्न सामाजजक सुरक्षा योजनाओं तक पहुाँच प्रदान करने के 
ललए, वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में ई-श्रम को ववकलसत करने की बजट घोर्णा के 
दृजष्टकोण को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम- “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” लॉन्च ककया। 

 

इसके अततररक्त, सरकार ने प्रधानमंत्री ववकलसत भारत रोजगार योजना नामक रोजगार 
से जुडी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है, जजसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम 
से सामाजजक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सजृन और काययबल का औपचाररकीकरण करना, 
रोजगार क्षमता को बढाना और कमयचाररयों और तनयोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम स े
अततररक्त रोजगार सजृन को प्रोत्साहहत करना है। 

 

इसके अततररक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्रीय कररयर सेवा 
(एनसीएस) पोटयल चला रहा है, जो तनजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकररयों की जानकारी, 
ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और लमलान, कररयर 
परामशय, व्यावसातयक मागयदशयन, कौशल ववकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता में 
वदृ्धध काययक्रम आहद सहहत कररयर से संबंधधत सेवाएं एक डडजजटल प्लेटफॉमय 
[www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के ललए वन-स्टॉप समाधान है।  

***** 


